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VISA के  विस्तार से इनकार के  बाद अंतिम चीनी रिपार्टर भी अब भारत से बाहर।
अब भारत में कोई चीनी पत्रकार नहीं है. चीन की ऑप्टिकल XINHUS समाचार एजेंसी के  अंतिम शेष रिपोर्टर ने एक सप्ताह
पहले सरकार छोड़ दी। VISHA एक्सटेंशन से इनकार कर दिया।
वर्तमान में चीन में एक भारतीय पत्रकार काम कर रहा है।
1980 के  बाद यह पहली बार है जब कोई चीनी पत्रकार भारत में काम नहीं कर रहा है।
समय रेखा
2016: भारत ने वहां शिन्हुआ पत्रकारों को वहां से चले जाने को कहा
2017: भारत ने चीनी मीडिया के  लिए 3 महीने का छोटा वीज़ा जारी करना शुरू किया
2020: चीन ने चीन में भारतीय पत्रकारों को नया वीज़ा देने से इनकार कर दिया और के वल 3 भारतीय पत्रकारों को छोड़
दिया।
भारत ने कु छ चीनी संवाददाताओं के  लिए वीज़ा विस्तार समाप्त कर दिया।
अप्रैल 2023: चीनी मीडिया की उपस्थिति घटकर दो रह गई
बेजिंग ने दो भारतीय संवाददाताओं को जाने के  लिए कहा।
जून 2023: भारत में अंतिम चीनी रिपोर्टर ने वीज़ा एक्सटेंशन से इनकार कर दिया।

   द हिंदू 28-06-2023 राष्ट्रीय  

भारत को एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, मोदी ने पुष्टि की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बूथ स्तर के  कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाने की
अपनी सरकार की मंशा का संके त दिया। उन्होंने कहा कि देश दोहरी व्यवस्था ''अलग-अलग समुदायों के  लिए अलग कानून''
से नहीं चल सकता.
“सहयोगियों, भारत में मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें उकसा रहे हैं ताकि वे अपने लिए
लाभ उठा सकें । आए दिन हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के  नाम पर ऐसे लोगों को भड़काया जा रहा है।
आप ही बताइये, यदि एक ही परिवार में दूसरा सदस्य हो तो क्या वह घर चल पाएगा? क्या आप ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश
चला सकते हैं?
पीएम मोदी ने पूछा.
उन्होंने यह भी कहा कि वे पार्टियाँ मुस्लिमों की वास्तविक शुभचिंतक नहीं हैं, यदि वे वास्तविक शुभचिंतक होतीं तो वे समुदाय
को बड़े पैमाने पर अशिक्षा और गरीबी से जूझने के  लिए छोड़ देतीं।

व्हाइट हाउस का कहना है कि डब्ल्यूएसजे के  रिपोर्टर का उत्पीड़न अस्वीकार्य है।
व्हाइट हाउस ने सोमवार को साबरिंग सुद्दीकी को परेशान करने वालों पर कड़ा प्रहार किया, जिन्होंने 22 जून को एक प्रेस
कार्यक्रम के  दौरान पीएम मोदी से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल पूछा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के  साथ श्री
मोदी की द्विपक्षीय बैठक के  बाद।
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने कहा कि व्हाइट हाउस को पत्रकार जॉन किर्बी के  उत्पीड़न की खबरों की जानकारी थी।
जॉन किर्बी ने कहा, "यह अस्वीकार्य है, और हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पत्रकार के  उत्पीड़न की निंदा करते हैं।"
सबरिया इद्दीकी ने पीएम मोदी से पूछा था कि वह अल्पसंख्यक अधिकारों और मुस्लिमों के  अधिकारों की रक्षा और मुफ्त गति
को बनाए रखने के  लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं।
श्री मोदी ने अपने समर्थन में भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की।



एनवीए का कहना है कि बीआरएस "बी-टीम" है; के सीआर पूछते हैं, डर क्यों?
बीआरएस - भारत राष्ट्र समिति।
बीआरएस प्रमुख के .चंद्रशेखर राव (के सीआर) लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि
पार्टी महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति बनाने की कोशिश कर रही है।
महा विकास अघाड़ी (एमवीए) जिसमें शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस शामिल हैं, ने बीआरएस पर भाजपा की "बी" टीम के
रूप में खेलने का आरोप लगाया है, और यहां एमवीए वोट हासिल करने के  लिए है।

2019 एमबीबीएस बैच नेक्स्ट में शिफ्ट होने वाला पहला बैच होगा: मॉक टेस्ट 28 जुलाई को होगा
अगला - राष्ट्रीय अस्तित्व परीक्षण मेडिकल स्नातकों को अंतिम वर्षों में अगला लिखना होगा। इसका स्कोर पीजी प्रवेश का
आधार होगा, नेक्स्ट विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट अतिरिक्त (एफएमजीई) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश पाठ - स्नातकोत्तर
(एनईईटी-पीजी) का स्थान लेगा।

   अगला दो चरणों में आयोजित किया जाएगा।

   चरण 1                                                                चरण 2
कं प्यूटर आधारित परीक्षा एकाधिक                             व्यावहारिक या नैदानिक ​​​​परीक्षा
विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू) परीक्षा
चरण 1 और चरण 2 दोनों वर्ष में दो बार आयोजित किए जाएंगे।
AIII की दिल्ली 2024 में NEXT का आयोजन करेगी।

सरकार ने मनरेगा के  लिए आधार आधारित भुगतान की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है।
कें द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के  माध्यम से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के  अनिवार्य भुगतान की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है।
यह चौथी बार है जब इसे बढ़ाया गया है, पहली समय सीमा 1 फरवरी थी।
एबीपीएस मनरेगा भुगतान में भ्रष्टाचार पर अंकु श लगाने में सक्षम होगी।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव अके ले लड़ेंगी।
आप महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी 2024 के  लोकसभा चुनाव सहित आगामी सभी चुनाव लड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट में कें द्र के  हलफनामे के  समान ही यूसीसी के  लिए उत्तर का दबाव।



भारत के  खिलाफ श्रीलंका को बेस के  तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा : रुनिल
श्रीलंकाई राष्ट्रपति फ़्रांस के  दौरे पर हैं. फ़्रांस 24 के  साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि रूस एक "तटस्थ" देश है
जिसका चीन के  साथ कोई सैन्य समझौता नहीं है, वह श्रीलंका को भारत के  खिलाफ किसी भी आधार के  रूप में इस्तेमाल
करने की अनुमति नहीं दे सकता है।  

रूस वैगनर हार्डवेयर को सेना को हस्तांतरित करेगा, प्रिगोझिन बेलारूस पहुंचे।
मंगलवार को रूस ने वैगनर द्वारा रखे गए भारी सैन्य हथियारों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर ली, क्योंकि मॉस्को भाड़े
के  समूह को अपने नियंत्रण में लाने के  लिए आगे बढ़ा।
रूसी के  ईआईबी ने मंगलवार को कहा कि समूह के  सैनिकों के  खिलाफ आपराधिक मामला अब बंद कर दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा, "वैगनर से रूसी सशस्त्र बलों की इकाइयों में भारी सैन्य उपकरणों के  हस्तांतरण की तैयारी चल रही है।"
रूसी राष्ट्रपति ने क्रे मलिन में एकत्रित सैनिकों को संबोधित किया, उन्होंने गृह युद्ध को रोका, और विद्रोह के  दौरान मारे गए
पायलटों के  लिए एक मिनट का मौन रखा। श्री पुतिन ने अपनी सेना की सराहना करते हुए कहा, "आपने वास्तव में गृह युद्ध
रोक दिया"।
उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रे न युद्ध शुरू होने के  बाद से मास्को ने वैगनर भाड़े के  समूह को 1. अरब डॉलर का भुगतान किया
था।
पुतिन ने यूक्रे न और उसके  पश्चिमी सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे विद्रोह के  दौरान रूसियों को "एक दूसरे को मारना"
चाहते थे।
इस बीच, येवगेंसी प्रिगोझिम मंगलवार को ब्लारस पहुंचे। बीएलटीए बेलारुरिन समाचार एजेंसी ने कहा।

        दुनिया       

पाकिस्तान ने निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी के  लिए कानून में संशोधन का रास्ता अपनाया।
पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली ने एक कानून पारित किया है जिसमें यह सीमित कर दिया गया है कि सांसदों को कितने समय
तक पद से अयोग्य ठहराया जा सकता है। इससे तीन बार पूर्व पीएम नवाज शरीफ की राजनीति में वापसी का रास्ता साफ हो
गया है।
नवाज शरीफ लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं.
इससे पहले 2017 में, SC ने उन्हें आजीवन राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया था और 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
उन्हें चिकित्सीय जमानत दे दी गई और वे ब्रिटेन चले गए।


